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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 3275   

 

12 माचर्, 2026 को उ�र �दये जाने के �लए 

आठ नए शहरों के �वकास के �लए �न�ध 

†3275. डॉ. राज कुमार चब्बेवालः 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 

(क) क्या आठ नए शहरों को �वक�सत करने के �लए �नष्पादन-आधा�रत चुनौती �न�ध के रूप में 
आवं�टत आठ हजार करोड़ रुपये गत पांच वष� के दौरान अप्रयुक्त रहे हैं और य�द हां, तो 
तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ख) क्या पंजाब में, �वशेषकर हो�शयारपुर लोक सभा �नवार्चन क्षेत्र या उसके आसपास ऐसा कोई 
शहर या शहर� प�रयोजना प्रस्ता�वत क� गई थी और य�द हां, तो उक्त प्रस्ता�वत शहरों के नाम 
और स्थान क्या हैं; 

(ग) अनुमोदन में �वलंब, भू�म अ�धग्रहण, राज्य सरकारों के साथ समन्वय या इस संबंध में 
नी�तगत प्राथ�मकताओं में प�रवतर्न स�हत द�घर् अव�ध तक उक्त �न�धयों के उपयोग न होने या 
कम उपयोग होने के क्या कारण हैं; 

(घ) क्या सरकार ने �न�धयों का समयबद्ध उपयोग सु�निश्चत करन,े जवाबदेह� तय करन ेऔर 
कायार्न्वयन के �लए संशो�धत समय-सीमा स�हत नई शहर प�रयोजनाओं को पुनज��वत या 
पुनगर्�ठत करने के �लए कोई उपाय �कए हैं; और 

(ङ) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और य�द नह�ं, तो इसके क्या कारण हैं? 
 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज् य मंत्री 

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) जी हाँ, 15वें �व� आयोग (15वां एफसी) ने वषर् 2021-22 से 2025-26 क� अपनी �रपोटर् 

में 8 नए शहरों के �वकास के �लए 8,000 करोड़ रुपये के �नष् पादन आधा�रत चुनौती �न�ध क� 

�सफा�रश क� है। 
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(ख) पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब के ‘‘मोहाल� िजले में एयरोट्रोपो�लस" के �वकास के �लए 

एक प्रस्ताव प्रस्तुत �कया गया था। 

(ग) से (ङ) प्रस्तावों क� �वस्ततृ जांच और मूल्यांकन क� प्र�क्रया के दौरान, यह पाया गया �क 

कई प्रस्तावों में नए ग्रीनफ�ल्ड शहरों क� योजना बनान,े उन्हें �क्रयािन्वत करने और बनाए रखने 

के �लए आवश्यक संस्थागत और शासन ढांचा अल् प�वक�सत था, िजससे 15वें �व� आयोग 

(एफसी) अनुदानों के कुशल उपयोग पर �चतंाएं उत्पन्न हुईं। नए शहरों के �लए मजबूत राजस्व 

मॉडल के साथ बड़े पैमाने पर, द�घर्का�लक सावर्ज�नक �नवेश क� आवश्यकता होती है। इन 

पहलुओं पर प्रस्तावों में संतोषजनक ढंग से उत् तर नह�ं �दया गया था। इसके अलावा, व्यय 

�वभाग, �व� मंत्रालय द्वारा द� गई जानकार� के अनुसार, 'नए शहरों के �वकास' के �लए �कया 

गया बजट�य प्रावधान पहले ह� अन्य अनुदानों के �लए पुनआर्वं�टत �कया जा चुका है और चालू 

�व�ीय वषर् 2025-26 में इस अनुदान के तहत कोई बजट�य प्रावधान नह�ं है। इन कारणों को 

देखते हुए, 'नए शहरों के �वकास' क� योजना को कायार्िन्वत नह�ं �कया जा सकता है, �वशेष रूप 

से तब जब 15वें �व� आयोग के अनुदान क� अव�ध 31.03.2026 को समाप्त हो रह� है। 
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